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HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 9, 1986 ( BHDR. 18, 1908 SAKA) 


( PART I 


सं. पो.वि. प्राई ० डी ०/ यमुना 70-85/ 31376.--- चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. ( 1) हुडेवाला फार्म 
मगाधरी, ( 2) बलारपुर इण्डस्ट्रीज श्री गोपाल डिविजन , यमुनानगर के अमिक श्री राम किशन मार्फत श्री इन्द्रसैन बंसल छाता नाला 
गढ़िया , जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


•. 


इसलिये , अब, 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984, 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को,विगदग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
पायनिय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादपस्त मामला है 
बा उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : --- 

क्या श्री राम किशन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि . नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/ आई.डी . यमुना/ 69-85/ 31383.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० ( 1) हु.डं वाला 
फार्म , जगाधरी , ( 2) बलारपुर इण्डस्ट्रीज श्री गोपाल डिविजन यमुनानगर के श्रमिक श्री हरिया राम मार्फत श्री इन्द्रसन 
बंसल छाता नालागढ़िया , जगाधरी, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 
मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
मस्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं0- 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 के द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला; को विवादग्रस्त.या उससे . सुसंगत या उससे.. 
सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या. तो , 
विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 
क्या श्री हरिया राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 2 सितम्बर , 1986 
सं ० प्रो ० वि ०/ रोहतक/ 66-86/ 3181 3.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . किरण ट्रेडिंग कम्पनी , 
बहादुरगढ़ ( रोहतक ) के श्रमिक श्री सेवक मार्फत श्री आर. एस. दहिया, बहादुरगढ़ पोटरीज एण्ड जनरल लेवर यूनियन , बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में को- प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 96 41-1 - श्रम -78/3257 3, दिनांक .6 
नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादास्त या उससे. 
सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धको सथा . 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित · है : 

वया श्रः २८३ क र अंवा समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० / रोहतक / 62-86/ 31821 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय हैं कि मै ० मोहन स्पोनिंग मिल , 
रोहतक, के पमिक श्री पंचदेव सिंह, पुत्र श्री झूरी सिंह मार्फत पंडित फतेह चन्द वैध , वावरा मोहल्ला, रोहतक तथा उसके 
प्रबन्धकों के बीच . इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवार है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 

नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 

मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 
क्या बी पंचदेव की सेवा का समापन यायोचित ६ मा ठीक है ? यदि नही, तो वह वि.स राहत का हकदार 


-- 


. 


. 


| 


